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सं ० ग्रो ० वि यमुना/ 38-86 /11176 .--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं यमुना पैकेज इन्डस्ट्रीयल 
एस्टेट , यमुनानगर के श्रमिक : श्री वलिन्द्र कुमार तथा उसक . प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं; 

इसलिए, अत्र , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1985, द्वारा उक्त अधिसूच ।। की धारा 7 के अधीन गठिा श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीवे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या थी बलिन्द्र कुमार, सुपुत्र श्री पकू यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह 

किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ०वि ०/एफ.डी. /गुड़गांवा / 11-86/ 11182.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० नफोम इन्डस्ट्रीज, 
महरोली रोड , गुडगांवा, के श्रमिक . श्री दिलबाग सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 को उप-धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम- 68,15254, दिनांक 20 
खून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1149 5- जो - अम •57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 , द्वारा उक्त अधिसूचना 
फी धारा 7 के प्रधीत गठिन श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री दिलबाग सिंह , पुत्र श्री मंगली राम की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर- हाजिर रह कर नौकरी 

से लीयन खोया है ? इन बिन्दुओं पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . ओ.वि./हिसार/ 102-85/ 11189. -~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० ( 1) हरियाणा राज्य 
बिजली बोर्ड , चण्डीगढ़ , ( 2) कार्यकारी अभिन्यता सिविल वर्कस ( टी ) डिविजन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड , विद्युत नगर, 
हिसार, के श्रमिक श्री धर्मबोर पिद नया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


. 


विवाद है ; 


क्या 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10.को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वार। प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य राल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-- श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 , के साथ गठित सरकारी अधिसुचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को 
विवादग्रस्त. या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 
मामला हैं : 

श्री धर्मबीर सिंह पुत्र श्री मांगे राम को सेवा समाप्त की गई है या उस ने स्वयं गैर- हाजिर हो कर नौकरी 
से पुर्नग्रहणाधिकार ( लीयन ) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्ण : के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ; 

सं ० प्रो ० वि ०/11196.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० गन् राम हरबन्स लाल मैटल वर्कस , 
मुकर्जी पार्क , जगाधरी, के श्रमिक श्री छोटे सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984, द्वारा 
उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री छोटे सिह पुन गयादीन सिंह , की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गर हाजिर होकर नौकरी से 
पुर्नग्रहणाधिकार ( लीयन ) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 


